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चचा� म� ��? 

हाल ही म� गूगल ने ऑनलाइन  समाचार साम�ी के �लये �ड�जटल कॉपीराइट भुगतान  (Digital

Copyright Payments) हेतु �ाँसीसी �काशक� के एक समूह के साथ समझौते पर ह�ा�र �कये
ह�।

समाचार �काशक� के साथ रॉय�ी के बँटवारे को लेकर ऑ��े�लयाई सरकार और �व�
के बड़े तकनीक�  �ेटफॉ�� (गूगल और फेसबुक) के बीच  र�ाकशी चल रही है।

�मुख �ब� दु:

गूगल-�� च  सौदा: 

�ाँस, यूरोपीय  संघ के कॉपीराइट �नयम� को रा�ीय  कानून  के �प म� लागू करने वाला
पहला  देश बना , �जसके चलते नेब�र�ग राइ�स लॉ (Neighbouring Rights Law) �भाव  म�
आया।
नेब�र�ग राइ�स (Neighbouring Rights): �व� बौ��क संपदा  संगठन  (WIPO) के
अनुसार, नेब�र�ग राइ�स जनता  के �लये काम करने वाले ���य� और सं�ाओ ंके
कानूनी अ�धकार� क�  र�ा  करते ह�। वे ��� और सं�ाएँ जो लोग� को ऐसी �वषय
साम�ी उपल� कराने म� सहायता  करती ह�, कॉपीराइट के तहत काम करने से ��तबं�धत
ह�, इसम� पया �� रचना�कता  या  तकनीक�  तथा  संगठना�क कौशल शा�मल है।

EU �ारा  अपनाए गए नए �दशा-�नद�श यह सु�न��त करते ह� �क मी�डया  सं�ान�
को उनके मूल कंट�ट (मु�  �प से समाचार) �जसे फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी
तकनीक�  सं�ान� �ारा  �सा�रत �कया  जाता  है, को उ�चत राय�ी �दान  क�  जाए।
 

नए कानून  के तहत गूगल को �काशक� और समाचार एज��सय� क�  मूल साम�ी का  पुन:

उपयोग करने के बदले उ�चत भुगतान  करने के बारे म� उनसे बातचीत के �लये �ववश
होना  पड़ा। 

यूरोपीय संघ कॉपीराइट �नयम: 

ँ ै ँ
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यह एक ऐसा  �ापक ढा ँचा  �ा�पत करने का  �यास करता  है जहा ँ कॉपीराइट साम�ी,
कॉपीराइट धारक, �काशक, �दाता  और उपयोगक�ा � सभी उन  �नयम� से लाभा��त हो
सकते ह�, �ज�� �ड�जटल युग के अनुकूल बनाया  गया  है।

यह �श�ा , अनुसंधान  और सां�ृ�तक �वरासत के संर�ण  हेतु कॉपीराइट साम�ी
का  उपयोग करने का  �ापक अवसर �दान  करता  है।
नाग�रक� के �लये कॉपीराइट-सुर��त साम�ी क�  बेहतर सीमा  पार और ऑनलाइन
प�ँच।
कॉपीराइट बाज़ार के बेहतर कामकाज के �लये उ�चत �नयम जो उ� गुणव�ा
वाली साम�ी के �नमा �ण  को �ो�ा�हत करते ह�।

ऑ��े�लया  का  मु�ा:

गूगल ने ऑ��े�लया  से अपने सच� इंजन  को हटाने को कहा  है और फेसबुक ने कहा  है �क
य�द  रॉय�ी भुगतान  के ��ा�वत मानदंड� को लागू �कया  जाता  है तो वह ऑ��े�लयाई
उपयोगक�ा �ओ ंको अपनी साईट पर समाचार �ल� क पो�  या  साझा  करने से रोक सकता
है।

राय�ी भुगतान: रॉय�ी �कसी ��� को �दया  जाने वाला  वह कानूनी �प से
बा�कारी भुगतान  है, जो �क उसके �ारा  बनाई गई ओ�रज़नल या  मूल संप��
(कॉपीराइट , �� चाइजी, और �ाकृ�तक संसाधन� स�हत) के उपयोग के �लये दी
जाती है।

�ौ�ो�गक�  कंप�नय� का  तक�  : 

ऑ��े�लयाई मी�डया  उ�ोग ��ेक �ड�जटल �ेटफॉम� �ारा  लाए गए �ै�फक �ारा
पहले से ही लाभा��त हो रहा  है।
ऑ��े�लयाई अ�धका�रय� �ारा  ��ा�वत नए �नयम� से इन  कंप�नय� को �ापक
�व�ीय  और प�रचालन  जो�खम का  सामना  करना  पड़ सकता  है। 
अ�धका�रय� �ारा  ��ा�वत भारी जुमा �न े को एक अ�त�र� हतो�ाहक कदम के
�प म� देखा  जा  रहा  है। 

इस मु�े  पर �ाँसीसी और ऑ��े�लयाई अ�धका�रय� �ारा  अपनाए गए ���कोण  म�
मूलभूत अंतर यह है �क ऑ��े�लया  क�  तरह समझौत� के �लये �ववश करने क�  बजाय
�ाँस ने भुगतान  क�  इस मांग को �वशेष �प से कॉपीराइट से जोड़कर ��ुत �कया  है।

भारत के �लये मह�: 

�ड�जटल �ौ�ो�ग�कय� ने रचना�क साम�ी के उ�ादन , �वतरण  और इसक�  खपत के
तरीक� को बदल �दया  है।
यूरोपीय  संघ का  नए �दशा-�नद�श और ऑ��े�लया  म� कॉपीराइट रॉय�ी को लेकर चल
रही र�ाकशी भारत स�हत �व� भर म� कॉपीराइट �नयम� को अ�तन  करने क�
आव�कता  को रेखा ं�कत करती है ता�क �ड�जटल उ�ादक� को भी कॉपीराइट भुगतान
म� स�म बनाने हेतु नी�तय� और कानून� का  सम�यन  �कया  जा  सके।
FICCI-EY �रपोट�  के अनुसार, भारत के मी�डया  और मनोरंजन  �े� म� वष� 2020 के �लये
देश म� ऑनलाइन  समाचार साइट�, पोट�ल� और ए�ीगेटस� हेतु कुल उपयोगक�ा �ओ ंक�
सं�ा  लगभग 300 �म�लयन  बताई गई है।

भारत, चीन  के बाद  दु�नया  का  दूसरा  सबसे बड़ा  ऑनलाइन  समाचार क�  मा ंग
वाला  देश है जहा ँ इसके उपभो�ाओ ंक�  सं�ा  लगभग 282 �म�लयन  है। 
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�ा� कॉपीराइट (संशोधन  �नयम), 2019 भारतीय  कंट�ट ��एटस� और उपयोगक�ा �ओ ं
के �हत� को सुर��त करने क�  �दशा  म� एक सकारा�क कदम है। 

भारत म� मौजूदा  कॉपीराइट कानून:

भारत म� कॉपीराइट से जुड़े मामल� को कॉपीराइट अ�ध�नयम, 1957 और
कॉपीराइट �नयम, 2013 �ारा  शा�सत �कया  जाता  है।
'कॉपीराइट �नयम, 2013' को अं�तम बार कॉपीराइट संशोधन  �नयम, 2016 के
मा�म से वष� 2016 म�  संशो�धत �कया  गया  था।

�ा� कॉपीराइट (संशोधन �नयम), 2019 

शा�मल एज�सी: इसे ‘उ�ोग संव��न  और आतं�रक �ापार �वभाग’ (Department for

Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) �ारा  जारी �कया  गया  था। 
उ�े� : इस संशोधन  को इस�लये लागू �कया  जा  रहा  है ता�क कॉपीराइट अ�ध�नयम को
अ� �ासं�गक �वधान� के समतु� लाया  जा  सके और  कॉपीराइट अ�ध�नयम तथा
वत�मान  �ड�जटल युग म� तकनीक�  �ग�त के बीच  सम�य  सु�न��त �कया  जा  सके।
�ा� �नयम� म� ��ाव:

एक अपीलीय बोड� का  गठन:

कॉपीराइट बोड� क�  जगह एक अपीलीय बोड� (Appellate Board) का  गठन।
बोड� के अ�� और अ� सद�� को �ेड मा�� अ�ध�नयम, 1999 के
�ावधान� के अनुसार �नयु� �कया  जाएगा।

शु� �नधा �रण  योजनाएँ:

यह उन  तरीक� को भी संशो�धत करने का  ��ाव  करता  है �जसक�  सहायता
से कॉपीराइट सोसायटी (Copyright Societies) अपनी टै�रफ  योजनाओ ं(Tariff

Schemes) को सु�न��त करती ह�।
कॉपीराइट सोसायटी: यह एक कानूनी �नकाय  है जो वा�ण��क �बंधन  के �े� म�
रचना�क लेखक� को उनके �हत� क�  सुर�ा  का  आ�ासन  देती है।
ये सोसाइटी लाइस�स जारी करती ह� और टै�रफ  ��म के अनुसार रॉय�ी जमा  करती ह�।
DPIIT ने संशोधन� म� ��ाव  �दया  है �क कॉपीराइट सोसायटी टै�रफ  का  �नधा �रण  करते
समय  “�ॉस-से�नल टै�रफ  तुलना  (Cross-Sectional Tariff Comparisons), आ�थ�क
अनुसंधान , लेखन  के उपयोग क�  �कृ�त और �व�ार, उपयोग संबंधी अ�धकार� का
�ावसा�यक मू� एवं लाइस�स-धा�रय� को लाभ" आ�द  पहलुओ ंपर �वचार कर सकती है।
��ा�वत संशोधन� के अनुसार, कॉपीराइट सोसायटी �ारा  अपनी वेबसाइट पर ��ेक
�व�ीय  वष� के �लये ‘वा�ष�क पारद�श�ता  �रपोट� ’ (The Annual Transparency) का
�काशन  अ�नवाय� �कया  जाना  चा�हये।

आगे क� राह

सभी �हतधारक� के �हत� का  �ान  रखना: यह भारत को एक �टकाऊ कानूनी ढा ँच े के
तहत रचना�क साम�ी के ऑनलाइन  �नमा �ण  और �वतरण  के �लये अपनी
�ाथ�मकताओ ंको संतु�लत करने का  अवसर �दान  करता  है।
प�रवत�न  के साथ तालमेल: भारत को यह मानना  चा�हये �क कॉपीराइट कानून� को
इंटरनेट के उपयोग म� होने वाले प�रवत�न  और बाज़ार के �ड�जटलाइज़ेशन  तथा  वै�ीकरण
के साथ तालमेल बनाए रखने के �लये ग�तशील होना  चा�हये।
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